भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2143     
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
हाल में हुई धोखाधड़ी के बाद पीएसबी की वित्तीय स्थिति
2143.
श्री जी॰ सी॰ चन्द्रशेखरः 

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या पंजाब नेशनल बैंक (पी॰एन॰बी॰) सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुए वित्तीय धोखाधड़ी से
संबंधित मामलों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा 
क्या है;

(ख)
हाल में हुए वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार
वित्तीय स्थिति क्या है; और
(ग)
धन वापस लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): विगत तीन वर्ष अर्थात 2015, 2016, 2017 तथा 2018 के दौरान पंजाब नैशनल बैंक सहित राष्‍ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित 676 बैंक धोखाधड़ी के मामले सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए हैं। इन 676 मामलों में से 91 मामले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से संबंधित हैं।  
(ख): सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की वित्‍तीय स्थिति के संबंध में, यह उल्‍लेखनीय है कि परिशुद्ध तथा पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्रों हेतु 2015 में की गई आस्ति गुणवत्‍ता  समीक्षा (एक्‍यूआर) में एनपीए के अधिक होने का पता चला। दबावग्रस्‍त ऋणों पर अनुमानित हानि, जिनको पूर्व में पुनर्संरचित ऋण को दिए गए लचीलेपन के कारण प्रावधान नहीं किया गया है उसे एनपीए के रूप में पुनवर्गीकृत किया गया तथा प्रावधानीकरण किया गया। पीएसबी ने एनपीए की पहचान करके परिशोधन आरंभ किया और संभावित हानियों के लिए प्रावधान किया। इसके अतिरिक्‍त, वित्‍तीय वर्ष (एफवाई) 2017-18 की चौथी तिमाही के दौरान, पुनर्संरचित दबावग्रस्‍त ऋणों के लिए ऐसी सभी योजनाओं को वापस लिया गया था। उसके परिणामस्‍वरूप, जबकि पीएसबी ने वर्तमान वित्‍तीय वर्ष की पहली छमाही में 75,030 करोड़ रु. का परिचालन लाभ दर्शाया है, वहीं कुछेक बैंकों ने 2015 में प्रारंभ किए गए एक्‍यूआर के फलस्‍वरूप पहचान किए गए एनपीए हेतु निरंतर जारी पुराने प्रावधान तथा वित्‍तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में आरबीआई के परिपत्र के माध्‍यम से बंद की गई पुरर्संरचना योजनाओं सहित बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के फलस्‍वरूप वर्तमान वित्‍तीय वर्ष की पहली छमाही में पीएसबी को हुई कुल 31,330 करोड़ रु. की निवल हानि सहित हानि को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्‍त, पीएसबी ने चालू वित्‍तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान एनपीए और अन्‍य आकस्मिकताओं के लिए 85791 करोड़ रुपए का समग्र प्रावधान किया था। इसके अतिरिक्‍त, बॉण्‍ड प्रतिफल के कम होने के कारण, इसी अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा अपने निवेश पोर्टफोलियों में बाजार भाव (मार्क-टू-मार्केट) पर 20,384 करोड़ रु. की हानि दर्शायी गई। बैंकों की वित्‍तीय स्थिति पर राज्‍य-वार सूचना के संबंध में, यह उल्‍लेखनीय है कि बैंकों के वित्‍तीय विवरण राज्‍य-वार न होकर एक संस्‍था के रूप में तैयार किए जाते हैं। 

विगत साढ़े चार वित्‍तीय वर्षों में पीएसबी की वित्‍तीय स्थिति को मजबूत बनाने तथा एनपीए को कम करने हेतु, सरकार ने, एनपीए की पारदर्शी पहचान, परिशुद्ध तथा प्रभावी कानूनों एव प्रक्रियाओं के माध्‍यम से दबावग्रस्‍त खातों से मूल्‍य की वसूली तथा समाधान, बैंकों का पुनपूंजीकरण, उत्‍तरदायी तथा जबावदेह बनाने हेतु पीएसबी सुधार एजेंडा के माध्‍यम से बैंकों के सुधार की 4-आर रणनीति के अंतर्गत व्‍यापक कदम उठाए हैं। इस 4-आर दृष्टिकोण के परिणाम अब दृष्टिगत है :- 
(1) मार्च, 2018 में शीर्ष पर होने के बाद, पीएसबी के सकल एनपीए में कमी होनी शुरू हुई है, जो मार्च, 2018 में 8,95,601 करोड़ रु. से 23,860 करोड़ रु. तक घटकर सितंबर, 2018 में 8,68,812 करोड़ रु. रहा। 
(2) विगत लगातार पांच तिमाही में पीएसबी के 31 से 90 दिन को बकाया एनपीए खातों में जून 2017 में 2.25 लाख करोड़ रु. की तुलना में सितंबर 208 में 0.87 लाख करोड़ 61% की और गिरावट आयी है, जो आस्ति गुणवत्‍ता में महत्‍वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। 
(3) पीएसबी के प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च, 2015 में 41.04% की तुलना में सितंबर, 2018 में बढ़कर 66.85% रहा जिससे बैंकों को हानियों को समायोजित करने में सहायता मिली। 
(4) वर्तमान वित्‍तीय वर्ष की पहली छमाही में पीएसबी द्वारा 60,726  रु. की रिकार्ड वसूली की गई, जो विगत वित्‍तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान वसूली गई राशि का दोगुना है।  
(5) ऋण जोखिम भारित आस्तियों के सकल अग्रिम अनुपात जो सितंबर, 2017 में 80.26% की तुलना में सितंबर वर्ष 2018 में 71.2% रहा, में विगत तीन तिमाहियों में लगातार कमी हुई है। 
(ग): सीबीआई ने सूचित किया है कि उनके अनुरोध पर अभियुक्‍त नीरव मोदी तथा अभियुक्‍त मेहुल चोकसी के‍ विरूद्ध इंटरपोल, फ्रांस द्वारा रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया है। अभियुक्‍त नीरव मोदी को यूनाइटेड किंगडम से प्रत्‍यर्पित करने के लिए दिनांक 17.08.2018 को तथा एंटीगा गणराज्‍य तथा बारबूडा से अभियुक्‍त मेहुल चोकसी को प्रत्‍यर्पित करने हेतु उक्‍त राष्‍ट्र को दिनांक 27.7.2018 को अनुरोध प्रेषित किया गया है।         
*****

